भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1011
दिनांक 29.07.2015/7 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
आधार प्रणाली से पिछड़ रहे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का डाटाबेस
1011.  श्रीमती वानसुक साइम :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, आधार के अंतर्गत 48 करोड़ से अधिक लोगों के तैयार किये गए बायोमीट्रिक विवरण की तुलना में लगभग 27 करोड़ भारतीयों के बायोमीट्रिक विवरण का एक डाटाबेस है;   
(ख) किसी व्यक्ति की नागरिकता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से बना और इस कारणवश अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर आधार प्रणाली की तुलना में अधिक बायोमीट्रिक नामांकन करने में पीछे क्यों हैं; और
(ग) क्या सरकार ने इस बात का आंकलन किया है कि दोनो डाटाबेसों के आंकड़ों के विलय का प्रयास करने पर दोनों डाटाबेसों के नामों की पुनरावृत्ति को समाप्त करना कितना जटिल है?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) से (ग) : जी, नहीं। राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (एनपीआर) देश के सामान्‍य निवासियों का रजिस्‍टर है जिसमें नागरिक तथा अनागरिक शामिल हैं। इसमें जनसांख्‍यिकीय आंकड़ों के 15 खाने तथा बायोमेट्रिक (फोटोग्राफ, 10 अंगुलियों की छाप और 2 आइरिस प्रिंट) आंकड़ों के तीन खाने हैं। 119 करोड़ से अधिक सामान्‍य निवासियों का जनसांख्‍यिकीय डाटाबेस एकत्र और डिजीटाइज किया जा चुका है। 
बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने के प्रयासों में दोहराव से बचने के लिए सरकार ने 12 राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्‍ट्रार (आरजीआई) को तथा शेष 24 राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र  नीति आयोग के अंतर्गत भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को आबंटित किए हैं। यूआईडीएआई दोहराव रोकने का बायोमेट्रिक्‍स आधारित कार्य सम्‍पन्‍न करने की जिम्‍मेदारी निभाता है तथा आधार संख्‍यांक जारी करता है। एनपीआर के अंतर्गत देश के 29 करोड़ निवासियों तथा यूआईडीएआई के अंतर्गत 48 करोड़ निवासियों के विवरण प्राप्‍त किए गए हैं। सरकार ने अब घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के माध्‍यम से एनपीआर डाटाबेस को अद्यतन करने तथा आधार संख्‍यांक को एनपीआर डाटाबेस में डालने का निर्णय लिया है।  
*****
